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विषय: 
प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत विलंब से भुगतान
489. 
श्रीमती कानीमोझीः 
क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या यह सच है कि प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों को भुगतान में विलंब हुआ है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा बीमा कंपनियों को प्रीमियम के भुगतान में विलंब के कारण विलंब होता है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और
(ग) क्या यह भी सच है कि फसल बीमा के दावों के भुगतान हेतु उपज की हानि का मूल्यांकन करने में आधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग का समुचित क्रियान्वयन नहीं किया गया है जिससे दावों की प्रतिपूर्ति में विलंब हो रहा है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?
उत्‍तर
कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री परषोत्‍तम रूपाला)
(क) एवं (ख): बीमित किसानों को दावों का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के प्रचलनात्मक दिशा-निर्देश में बीमा कंपनियों द्वारा दावों के निपटान की समय-सीमा एवं राज्य सरकारों द्वारा प्रीमियम राजसहायता जारी करने सहित विस्तृत कार्यकलाप-वार मौसम संबंधित व्यवस्थाएं निर्धारित की गई हैं। 
किसानों को दावों का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास शुरू किए गए हैं। कुछ कारणों की वजह से कुछ राज्यों में दावों के निपटान में विलंब हो जाता है। इन कारणों में उपज आंकड़ों का विलंबित ट्रांसमिशन, कुछ राज्यों द्वारा प्रीमियम सब्सिडी में अपना अंशदान देर से निर्मुक्त करना, बीमा कंपनियों व राज्यों के बीच उपज संबंधी विवाद, दावों के हस्तांतरण के लिए कुछ किसानों के खातों के ब्यौरे प्राप्त न होना तथा एनईएफटी से जुड़े मुद्दे आदि शामिल हैं। 
(ग): पीएमएफबीवाई के अंतर्गत स्वीकार्य दावों की गणना मुख्य रूप से दावों के निपटान के लिए फसल कटाई प्रयोग (सीसीई) के आंकड़ों की समयबद्ध एवं सटीक रिपोर्टिंग पर निर्भर करती है। दावों के समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए इस योजना में राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर आंकड़ों के रियल टाइम ट्रांसफर के लिए स्मार्टफोन/सीसीई-एग्री ऐप का अनिवार्य उपयोग तथा सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में दावों की राशि अंतरण परिकल्पित है। सीसीई आंकड़े एकत्रित करने के लिए स्मार्ट फोन का उपयोग न करने वाले राज्यों पर शास्ति लगाई गई है। 
बीमा कंपनियों द्वारा दावों की विलंबित निर्मुक्ति एवं प्रीमियम सब्सिडी में अपना अंशदान देर से जारी करने के लिए राज्यों के लिए स्कीम के संशोधित प्रचलनात्मक दिशा-निर्देशों में दंड का प्रावधान शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त, सेटेलाइट/ड्रोन इमेज सहित रिमोट सेंसिंग प्रौद्योगिकी के उपयोग से सुदृढ़ सांख्यिकी मॉडल के विकास के माध्यम से सीसीई की संख्या युक्तिसंगत बनाया गया है/ इसमें कटौती की गई है। विभाग ने इस संबंध में महालनोबिस राष्ट्रीय फसल पूर्वानुमान के पर्यवेक्षण में 9 पायलट अध्ययन सौंपे हैं।
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